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वतचमान बेरोजगारी दर और इसके रुझान 
 

3131. श्री इमरान प्रतापगढी: 
 
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः 
(क)  बेरोजगारी की वततमान दर और हाल के वर्षों में इसके रुझानों के बारे में अद्यतन 

आंकडे क्या हैं;  
(ख)  शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, ववशेर्ष रूप स ेयुवाओं के ललए, रोजगार सजृन हेतु 

क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; 
(ग)  सरकार की, रोजगार सुरक्षा और आजीववका सहायता बढाने के ललए मनरेगा को ककस 

प्रकार मजबूत करने की योजना है; 
(घ)  क्या अकुशल श्रम के साथ-साथ कौशल आधाररत रोजगार को भी शालमल करने के 

ललए इसके दायरे का ववस्तार करने का प्रस्ताव है; और 
(ड.)  मेक इन इंडडया और आत्मननभतर भारत जैसी पहलों के अंतगतत हररत ऊजात, डडजजटल 

अथतव्यवस्था और ववननमातण जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार सजृन को बढावा देने के 
ललए क्या उपाय ककए गए हैं? 

उत्तर 
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
 (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) 

 
(क) से (ड.): रोजगार और बेरोजगारी पर आधधकाररक डेटा वावर्षतक आवधधक श्रम बल सवेक्षण 
(पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र ककया जाता है, जो वर्षत 2017-18 से सांजययकी और 
कायतक्रम कायातन्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजजत ककया जाता है। सवेक्षण 
अवधध प्रनतवर्षत जुलाई से जून होती है। 

 
नवीनतम उपलब्ध वावर्षतक पीएलएफएस ररपोटत के अनुसार, सामान्य जस्थनत के आधार 

पर 15 वर्षत और उससे अधधक आयु के व्यजक्तयों की अनुमाननत बेरोजगारी दर (यूआर) वर्षत 
2017-18 में वर्षत 6.0% से घटकर वर्षत 2023-24 में 3.2% हो गई है। 

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) 
मांग आधाररत वेतन रोजगार कायतक्रम है जजसमें प्रत्येक पररवार, जजसके वयस्क सदस्य 
अकुशल शारीररक कायत करने के इच्छुक हैं, को प्रत्येक ववत्तीय वर्षत में कम से कम सौ ददनों 



का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पररवारों की आजीववका 
सुरक्षा बढाने का प्रावधान है। यह आजीववका सुरक्षा अथातत ्जब रोजगार के बेहतर अवसर 
उपलब्ध न हों तो ग्रामीण पररवारों को आजीववका के ललए गांवों में बचे ववकल्प की सुववधा 
प्रदान करता है। ग्रामीण ववकास मंत्रालय मुद्रास्फीनत के कारण कामगारों की क्षनतपूनत त के 
ललए, कृवर्ष श्रलमकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में पररवततन के आधार 
पर, प्रत्येक ववत्तीय वर्षत में वेतन दर संशोधधत करता है। वतेन दर को प्रत्येक ववत्तीय वर्षत के 
ददनांक 1 अप्रैल से कायातजन्वत ककया जाता है। ववत्त वर्षत 2023-24 से ववत्त वर्षत 2024-25 में 
अधधसूधचत वेतन दर में समग्र प्रनतशत वदृ्धध लगभग 7% है। 

 

रोजगार सजृन के साथ-साथ ननयोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथलमकता है। 
तदनुसार, सरकार ववलभन्न रोजगार सजृन योजनाओं/कायतक्रमों को लागू कर रही है। इनमें 
अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कायतक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण 
कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई),  ग्रामीण स्वरोजगार और प्रलशक्षण संस्थान 
(आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीववका लमशन (डीएवाई-
एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदद शालमल हैं। सरकार द्वारा लागू की 
जा रही ववलभन्न रोजगार सजृन योजनाओं/कायतक्रमों का ब्यौरा 
https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।  

 
 

भारत सरकार के कौशल भारत लमशन (एसआईएम) के तहत, कौशल ववकास और 
उद्यलमता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल ववकास कें द्रों/संस्थानों आदद के व्यापक नेटवकत  के 
माध्यम से, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, युवाओं सदहत पूरे देश में, ववलभन्न योजनाओं 
जैसे प्रधानमंत्री कौशल ववकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन लशक्षण संस्थान (जेएसएस), 
राष्ट्रीय लशक्षुता संवधतन योजना (एनएपीएस) और औद्योधगक प्रलशक्षण संस्थानों (आईटीआई) 
के माध्यम से  लशल्पकार प्रलशक्षण योजना (सीटीएस) आदद के तहत कौशल, पुन: कौशल और 
कौशल संवधतन प्रलशक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओ ं को 
उद्योग से संबंधधत कौशल प्रदान करके भववष्ट्य के ललए सक्षम बनाना है। 

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय कररयर सेवा 
(एनसीएस) पोटतल चला रहा है, जो ननजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकररयों, ऑनलाइन और 
ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और लमलान, कररयर परामशत, 
व्यावसानयक मागतदशतन, कौशल ववकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रलशक्षण कायतक्रम 
आदद सदहत कररयर स े संबंधधत सेवाएं एक डडजजटल प्लेटफॉमत [www.ncs.gov.in] के 
माध्यम से प्रदान करने के ललए वन-स्टॉप समाधान है। ददनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस 
पोटतल पर 4.7 करोड से अधधक ररजक्तयां जुटाई गई हैं।  



 

ददनांक 25 लसतंबर, 2014 को 'मेक इन इंडडया' पहल शुरू की गई थी जजसका 
उद्देश्य ननवेश को सुगम बनाने, नवाचार को बढावा देने, बुननयादी ढांचे में शे्रष्ट्ठ शे्रणी का 
ननमातण करने और भारत को ववननमातण, डडजाइन और नवाचार का कें द्र बनाना है। यह अनूठी 
'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है जजसने दनुनया के ललए भारत के ववननमातण क्षेत्र को 
बढावा ददया। देश में घरेलू और ववदेशी प्रत्यक्ष ननवेश (एफडीआई) को बढावा देने के ललए 
अंतरातष्ट्रीय सहयोग बढाने हेतु मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ववदेश में भारतीय लमशनों के 
माध्यम से ननवेश  आउटरीच ककया जा रहा है। वततमान में, मेक इन इंडडया 2.0 हररत ऊजात, 
डडजजटल अथतव्यवस्था और ववननमातण सदहत 27 क्षेत्रों पर कें दद्रत है, जजसे ववलभन्न 
मंत्रालयों/ववभागों और राज्य सरकारों में कायातजन्वत ककया जा रहा है। 

 

सरकार ने ववकास को बढावा देने के ललए 14 क्षेत्रों (हररत ऊजात, डडजजटल 
अथतव्यवस्था और ववननमातण सदहत) के ललए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 
का ववस्तार, इंफ्रास्रक्चर के अंतर को कम करने और ननजी ननवेश को सुववधाजनक बनाने 
के ललए पीएम गनतशजक्त योजना की शुरुआत, एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के ललए 
आपातकालीन के्रडडट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का ववस्तार आदद सदहत कई कदम 
उठाए हैं।  आत्मननभतर भारत लमशन के दहस्से के रूप में, सरकार ने आने वाले वर्षों में 
आधथतक ववकास को गनत देने के ललए पररयोजनाओं की नेशनल इंफ्रास्रक्चर सूची को भी 
लागू ककया है। सरकार ने बैंकों को पुनपूूंजीकृत ककया है, उनका ववलय ककया है और उनकी 
बैलेंस शीट को मजबूत ककया है ताकक मौजूदा वैजश्वक अननजश्चतताओं के खत्म होने के बाद 
बैंकों द्वारा ऋण देने की सुववधाओं का तेजी से ववकास हो सके। 

***** 

 


